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ओडिशा में बैंक की शाखाएं खोला जाना
2812.
श्री दिलीप कुमार तिर्कीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या यह सच है कि ओडिशा में सत्तर प्रतिशत से अधिक ग्राम पंचायतों में अभी तक 
किसी बैंक की शाखा नहीं है;

(ख)
क्या यह भी सच है कि ओडिशा सरकार ने बिना बैंक वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की

और शाखाएं खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार से बार-बार अनुरोध किया है; और
(ग)
यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या कार्य योजना है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क)से (ग): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, कवर न किए गए क्षेत्रों में बैंकिं‍ग आउटलेट लगाया जाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसकी देखभाल संबंधित राज्‍य सरकार, सदस्‍य बैंकों तथा अन्‍य हितधारकों से परामर्श कर राज्‍य स्‍तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) द्वारा की जाती है।
आरबीआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ओडि़शा में 2000 से अधिक की जनसंख्‍या वाले सभी 1877 गांवों को बैंकिंग सुविधा मुहैया करा दी गई है जिसमें से 54 गांवों को शाखाओं के माध्‍यम से बैंकिंग सुविधा, 1740 गांवों का व्‍यापार प्रतिनिधियों (बीसी) के माध्‍यम से तथा 83 गांवों को अन्‍य माध्‍यमों, जैसे एटीएम, मोबाइल वैन इत्‍यादि के माध्‍यम, से मुहैया करायी गयी थी।
अन्‍य 45,888 गांवों, जिनकी आबादी 2000 से कम है, को एसएलबीसी ओडिशा के माध्‍यम से बैंकिंग सुविधा मुहैया कराने हेतु विभिन्‍न बैंकों (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों) को आवंटित किया गया था। एसएलबीसी, ओडिशा द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इनमें से 657 गांवों को शाखाओं के माध्‍यम से बैंकिंग सुविधा, 42,065 गांवों को बीसी के माध्‍यम से तथा 718 गांवों को अन्‍य माध्‍यमों, जैसे एटीएम, मोबाइल वैन इत्‍यादि के माध्‍यम, से मुहैया करायी गयी थी।  
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